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“भारत में झूठी एफआईआर के �खिलाफ क्या उपाय हैं, �जिसमें बीएनएसएस की धारा 528 (पू�र्व धारा 482 सीआरपीसी) के तहत रद्द

कराना, भजिन लाल श्रे�णियां, अ�ग्रिम जिमानत और झूठा केस करने �ालों पर कारर्व�ाई शा�मल हो?”

भारित में झठूी एफआईआरि के �खिलाफ उपलब्ध काननूी उपाय:
बीएनएसएस की धिारिा 528 (पवूर्च धिारिा 482 सीआरिपीसी), भजन
लाल �दिशा�नदिर्देश, अ�ग्रिम जमानत औरि दुभार्चवनाप�ूर्च अ�भयोजन के
�खिलाफ कारिर्चवाई का �वश्लषे�

सारिांश

भारत में झूठी और दुभार्भावनापू�र्भा एफआईआर (FIR) के �खिलाफ मुख्य कानूनी उपायों में भारतीय नाग�रक सुरक्षा सं�हिता, 2023

(BNSS) की धारा 528 (पूवर्भावतर्ती धारा 482 CrPC) के तहित उच्च न्यायालय द्वारा एफआईआर को रद्द (quash) कराना शा�मल

हिै, �जिसके �लए सुप्रीम को�र्भा ने State of Haryana v. Bhajan Lal (1992) में मागर्भादशर्भाक के रूप में सात श्रे��यां स्था�पत की

हिैं। इसके अ�त�रक्त, �गरफ्तारी की आशंका हिोने पर अ�भयुक्त BNSS की धारा 482 (पूवर्भावतर्ती धारा 438 CrPC) के तहित अ�ग्रिम

जिमानत का कानूनी उपाय अपना सकते हिैं। झूठी �शकायत या साक्ष्य गढ़ने वालों के �खिलाफ भारतीय दंड सं�हिता (IPC) की धारा

193 (झूठे साक्ष्य के �लए दंड) के तहित दंडात्मक कायर्भावाहिी की जिा सकती हिै।

स त्या�प त  मु क दि मे
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I. �वस्तृत �वश्लेष�

मु ख्य �स द्धांत

01 भजिन लाल �दशा�नदर्देशों के तहित एफआईआर को रद्द करना

उच्च न्यायालय BNSS की धारा 528 (पूवर्भावतर्ती धारा 482 CrPC) के तहित अपनी अंत�नर्चि�हित श�क्तयों का प्रयोग करके उन मामलों में

एफआईआर को रद्द कर सकता हिै जिहिां आरोप प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध नहिीं दशार्भाते या पूरी तरहि से दुभार्भावनापू�र्भा और व्य�क्तगत

रं�जिश से प्रे�रत हिैं, जिैसा �क State of Haryana v. Bhajan Lal (1992) में �नधार्भा�रत �कया गया था (Rajendra Pal v. State of

Madhya Pradesh (2023))।

02 नाग�रक/व्यावसा�यक �ववाद को आपरा�धक रूप देने के �खिलाफ उपाय

जिहिां �वशुद्ध रूप से �स�वल या वा����यक �ववादों को अ�भयुक्त को परेशान करने के इरादे से आपरा�धक रूप �दया जिाता हिै, वहिां

न्यायालय इसे न्याय की प्र�क्रिया का दुरुपयोग मानते हुए �नरस्त कर देते हिैं (Vijay Kumar Ghai v. The State of West Bengal
(2022))।

03 पक्षों के बीच समझौते के आधार पर रद्द करना

गैर-गंभीर प्रकृ�त के व्य�क्तगत �ववादों में य�द पक्षों के बीच समझौता हिो जिाता हिै और भ�वष्य में दोष�स�द्ध (conviction) की कोई

संभावना नहिीं बचती, तो धारा 528 BNSS के तहित एफआईआर को रद्द �कया जिा सकता हिै (Choki Yani v. State of AP (2025))।

04 अ�ग्रिम जिमानत का �वकल्प

य�द �कसी व्य�क्त को झूठी एफआईआर के कार� �गरफ्तारी की गंभीर आशंका हिै, तो उसे सीधे तौर पर सुरक्षा पाने के �लए BNSS की

धारा 482 (पूवर्भावतर्ती धारा 438 CrPC) के तहित अ�ग्रिम जिमानत या�चका दायर करनी चा�हिए, न �क अंत�नर्चि�हित श�क्तयों के तहित �नय�मत

रूप से �गरफ्तारी पर पू�र्भा रोक की मांग करनी चा�हिए (M/S Neeharika Infrastructure Pvt. Ltd. v. State of

Maharashtra (2021))।

05 झूठे साक्ष्य गढ़ने पर दंडात्मक कारर्भावाई

य�द न्या�यक कायर्भावाहिी के �कसी भी चर� में दुभार्भावना से जिानबूझकर झूठे साक्ष्य गढे़ या �दए जिाते हिैं, तो दोषी व्य�क्त के �वरुद्ध IPC की

धारा 193 के तहित सात वषर्भा तक की कैद और जिुमार्भाने की कठोर कारर्भावाई शुरू की जिा सकती हिै (Section 193, Indian Penal

Code)।

न्यायाल यों ने  इ से  कै से  लागू  �क या

I · �वस्तृत �वश्लेष�

भार त  में  झू ठी ए फ आ ई आ र  के  �खि लाफ  उ प ल ब्ध  कानू नी उ पाय :  बीए न ए स ए … I · �व स्तृत  �व शे्ल ष �
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स वर्वो च्च  न्यायाल य  का

दृ �ष्टि को�
सवर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट �कया हिै �क धारा 528 BNSS (या धारा 482 CrPC) के तहित एफआईआर रद्द

करने का अ�धकार क्षेत्र अत्यंत व्यापक हिै, ले�कन इसका प्रयोग केवल अत्यंत दुलर्भाभ और असाधार� मामलों में

हिी �कया जिाना चा�हिए। न्यायालय को इस चर� में साक्ष्यों की �वश्वसनीयता जिांचने के �लए "�मनी-ट्रायल" नहिीं

शुरू करना चा�हिए, और न हिी जिांच एजिेंसी के वैधा�नक अ�धकार में बेवजिहि हिस्तक्षेप करना चा�हिए (State of

Odisha v. Pratima Mohanty (2021))। इसके अलावा, य�द आरोप पहिली नज़र में कानूनन अपराध

की श्रे�ी में नहिीं आते, जिैसे �क वेब सीरीजि में प्रयुक्त केवल अभद्र भाषा अश्लीलता (obscenity) नहिीं बनती,

तो एफआईआर को �नरस्त कर �दया जिाएगा (Apoorva Arora & Anr. v. State (Govt. of NCT of

Delhi) & Anr. (2024))।

उ च्च  न्यायाल य  की

�भ न्न ताएँ
उच्च न्यायालयों ने प्र�क्रियात्मक त्रु��यों पर भी एफआईआर को रद्द �कया हिै; उदाहिर� के �लए, जिब गैर-संज्ञेय

(non-cognizable) मामलों में पु�लस म�जिस्टे्र� के आदेश के �बना जिांच शुरू कर देती हिै, तो उसे रद्द कर

�दया जिाता हिै (Petitioner v. Respondent (2017))। हिालां�क, य�द �नचली अदालत में पहिले हिी आरोप

तय (charges) �कए जिा चुके हिैं या �शकायतकतार्भा की गवाहिी दजिर्भा हिोना शुरू हिो चुकी हिै, तो उच्च न्यायालय

तथ्यों के मूल्यांकन के आधार पर रद्द करने की या�चका खिा�रजि कर देते हिैं (Vidrum Singhvi v. The

State of Rajasthan (2013); Vikash Kumar Sinha v. State of U.P. and Another
(2025))।

अ �न �र्णी त  के्ष त्र  या �े ताव �न याँ

गंभीर सावर्भाजि�नक अपराधों में समझौते की सीमा

यद्य�प पक्षों के बीच समझौता एफआईआर रद्द करने का आधार बनता हिै, ले�कन जिबरन वसूली (extortion) या गंभीर �वत्तीय धोखिाधड़ी जिैसे

जिघन्य अपराधों में, �जिनमें सावर्भाजि�नक �हित शा�मल हिो, केवल आपसी समझौते के आधार पर कायर्भावाहिी को रद्द नहिीं �कया जिा सकता (Vishesh

Aggarwal & Ors. v. State of NCT of Delhi & Anr. (2023))।

वैक�ल्पक उपचार हिोने पर अंत�नर्चि�हित श�क्त का अप्रयोग

य�द कोई अपराध सं�हिता के तहित सीधे शमनीय (compoundable) हिै (जिैसे धारा 420 IPC), तो पक्षों को अंत�नर्चि�हित श�क्तयों के तहित सीधे

उच्च न्यायालय आने के बजिाय पहिले ट्रायल को�र्भा के समक्ष शमन (compounding) का �वकल्प अपनाना चा�हिए (Pramod Sah v. State

of H.P. (2025))।

भार त  में  झू ठी ए फ आ ई आ र  के  �खि लाफ  उ प ल ब्ध  कानू नी उ पाय :  बीए न ए स ए … I · �व स्तृत  �व शे्ल ष �
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II. सां�व�धक प्रावधान 3  प्राव धान

SECTION 528, BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA — SAVING OF INHERENT POWERS OF HIGH COURT

उच्च न्यायालय की अंत�नर्चि�हित श�क्तयों को सुर�क्षत रखिता हिै ता�क इस सं�हिता के तहित �कसी भी आदेश को प्रभावी �कया जिा सके, न्यायालय की
प्र�क्रिया के दुरुपयोग को रोका जिा सके या न्याय के उदे्दश्यों को सुर�क्षत �कया जिा सके।

"Section 528. Saving of inherent powers of High Court\n\nNothing in this Sanhita shall be deemed

to limit or affect the inherent powers of the High Court to make such orders as may be necessary to

give effect to any order under this Sanhita, or to prevent abuse of the process of any Court or

otherwise to secure the ends of justice." उद्धतृ: Sanjay Kumar Trivedi v. State of Chhattisgarh, Sofik

Ali and 6 Ors. v. State of Assam, Choki Yani v. State of AP, Hengo Bam v. The State of AP, Shiv

Prakash Singh v. State of U.P., Vikash Kumar Sinha v. State of U.P. and Another

SECTION 482, BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA — DIRECTION FOR GRANT OF BAIL TO PERSON

APPREHENDING ARREST

गैर-जिमानती अपराध के आरोप में �गरफ्तारी की आशंका हिोने पर उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को अ�ग्रिम जिमानत देने का अ�धकार प्रदान
करता हिै।

"Section 482. Direction for grant of bail to person apprehending arrest\n\n(1) When any person

has reason to believe that he may be arrested on an accusation of having committed a non-bailable

offence, he may apply to the High Court or the Court of Session for a direction under this section;

and that Court may, if it thinks fit, direct that in the event of such arrest, he shall be released on

bail." उद्धतृ: research प्रश्न में उठाया गया

SECTION 193, INDIAN PENAL CODE — PUNISHMENT FOR FALSE EVIDENCE

न्या�यक कायर्भावाहिी या �कसी अन्य चर� में जिानबूझकर झूठा साक्ष्य देने या झूठे साक्ष्य गढ़ने के �लए दंड का प्रावधान करता हिै।

"193. Punishment for false evidence .—Whoever intentionally gives false evidence in any of a

judicial proceeding, or fabricates false evidence for the purpose of being used in any stage of a

judicial proceeding, shall be punished with imprisonment of either description for a term which

may extend to seven years, and shall also be liable to fine; and whoever intentionally gives or

fabricates false evidence in any other case, shall be punished with imprisonment of either

description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine." उद्धतृ:

research प्रश्न में उठाया गया

II · सां�व�धक प्रावधान

भार त  में  झू ठी ए फ आ ई आ र  के  �खि लाफ  उ प ल ब्ध  कानू नी उ पाय :  बीए न ए स ए … II · सां�व �धि क  प्राव धिान
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III. च�चर्चित मुकदमे 2 5  मु क द मे  ·  सार �ी

# मु क दि मा न्यायाल य व षर्च मु ख्य �न �र्च य

01 Rajendra Pal v. State of Madhya
Pradesh
MPHC010609882022

HIGH COURT OF MADHYA

PRADESH

2023 दुभार्भावनापू�र्भा और रं�जिश के कार� दजिर्भा बलात्कार की झूठी
एफआईआर रद्द की गई।

02 Vidrum Singhvi v. The State of
Rajasthan
RJHC010544652012

HIGH COURT OF

RAJASTHAN

2013 चाजिर्भाशी� दायर हिोने और अ�भयुक्त के फरार रहिने पर
एफआईआर रद्द करने से इनकार।

03 Choki Yani v. State of AP
GAHC040003972025

GAUHATI HIGH COURT 2025 पक्षों में आपसी समझौते के बाद धारा 528 BNSS के
तहित एफआईआर रद्द की गई।

04 Vikash Kumar Sinha v. State of U.P.
and Another
UPHC012506892025

ALLAHABAD HIGH COURT 2025 आरोप तय हिोने और गवाहिी शुरू हिोने के कार� रद्द करने
की या�चका खिा�रजि।

05 Ashwani Gupta v. State of H.P.
HPHC010205932023

HIGH COURT OF HIMACHAL

PRADESH

2025 जिांच चर� में साक्ष्यों के मूल्यांकन के अभाव में रद्द करने
की या�चका खिा�रजि।

06 B.N. John v. State of U.P.
ESCR010000022025

SUPREME COURT OF INDIA 2025 लोक सेवक की �ल�खित �शकायत के अभाव में कानूनी
बाधा मानकर कायर्भावाहिी रद्द।

07 Petitioner v. Respondent
HBHC010847732016

HIGH COURT FOR STATE

OF TELANGANA

2017 म�जिस्टे्र� की अनुम�त के �बना गैर-संज्ञेय अपराध की
पु�लस जिांच रद्द की गई।

08 Hengo Bam v. The State of AP
GAHC040013652024

GAUHATI HIGH COURT 2025 पक्षों द्वारा �ववाद सुलझाने पर आपरा�धक प्र�क्रिया के
दुरुपयोग को रोकने हिेतु एफआईआर रद्द।

09 Prithi Chand & Ors. v. State of
Himachal Pradesh & Ors.
HPHC010411952025

HIGH COURT OF HIMACHAL

PRADESH

2025 आपरा�धक कायर्भावाहिी को रद्द करने के �सद्धांतों और सीमा
की व्याख्या की गई।

10 Vishesh Aggarwal & Ors. v. State of
NCT of Delhi & Anr.
DLHC010129982023

HIGH COURT OF DELHI 2023 जिबरन वसूली जिैसे गंभीर सावर्भाजि�नक �हित के मामले में
समझौता आधार पर रद्द करने से इनकार।

11 Gagandeep Singh v. State of H.P.
HPHC010147632024

HIGH COURT OF HIMACHAL

PRADESH

2025 जिीएस�ी कानून के तहित प्रथम दृष्टया अपराध प्रक� हिोने
के कार� या�चका खिा�रजि।

12 Ena Sharma v. State of Himachal
Pradesh
HPHC010027602023

HIGH COURT OF HIMACHAL

PRADESH

2025 कॉपीराइ� उल्लंघन और शोध पत्रों के �ववाद में कानून की
�ववेचना की गई।

13 State of Odisha v. Pratima Mohanty
ESCR010005312021

SUPREME COURT OF INDIA 2021 आरोप पत्र दा�खिल हिोने के बाद �मनी-ट्रायल करके
एफआईआर रद्द करना अवैध घो�षत।

14 V.V.S. Rama Sharma & Ors. v. State
of U.P. & Ors.
ESCR010008782009

SUPREME COURT OF INDIA 2009 एफआईआर के तथ्यों से कोई अपराध न बनने पर
अ�धका�रयों के �खिलाफ मामला रद्द।

III · च�चर्चित मुकदमे
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# मु क दि मा न्यायाल य व षर्च मु ख्य �न �र्च य

15 Sofik Ali and 6 Ors. v. State of Assam
GAHC010077002025

GAUHATI HIGH COURT 2025 दुघर्भा�नावश हुई मौत के मामले में आपसी समझौते के बाद
एफआईआर �नरस्त की गई।

16 Pramod Sah v. State of H.P.
HPHC010320312025

HIGH COURT OF HIMACHAL

PRADESH

2025 शमनीय अपराध (धारा 420 IPC) में सीधे धारा 528
BNSS के उपयोग को अनुपयुक्त माना।

17 Apoorva Arora & Anr. v. State (Govt.
of NCT of Delhi) & Anr.
ESCR010001992024

SUPREME COURT OF INDIA 2024 अभद्र भाषा को अश्लीलता न मानते हुए प्रथम दृष्टया
अपराध न बनने पर एफआईआर रद्द।

18 Rajendra v. State of U.P.
UPHC011477852025

ALLAHABAD HIGH COURT 2025 गंभीर चो� वाले मामले में जिवाबी �शकायत हिोने पर भी
या�चका खिा�रजि।

19 Mohinder Singh v. Chunni Lal Negi
HPHC010297092025

HIGH COURT OF HIMACHAL

PRADESH

2025 �शकायतकतार्भा की मृत्यु पर एनआई एक्� की कायर्भावाहिी
स्वतः समाप्त न हिोने का फैसला।

20 Ravi Dev v. State of Uttarakhand
UKHC010033642024

HIGH COURT OF

UTTARAKHAND

2024 एफआईआर और सम�नर्चिग आदेश को रद्द करने के न्या�यक
�सद्धांतों की व्याख्या।

21 Shiv Prakash Singh v. State of U.P.
UPHC012431522025

ALLAHABAD HIGH COURT 2025 पुराने दीवानी और प्रबंधकीय �ववाद हिोने पर भी चो�
लगने की एफआईआर रद्द करने से इनकार।

22 Vijay Kumar Ghai v. The State of
West Bengal
ESCR010000712022

SUPREME COURT OF INDIA 2022 व्यावसा�यक �ववाद को जिबरन आपरा�धक रंग देने और
बहु�वध �शकायतें दजिर्भा कराने पर एफआईआर रद्द।

23 Sanjay Kumar Trivedi v. State of
Chhattisgarh
CGHC010121432023

HIGH COURT OF

CHHATTISGARH

2025 व्य�क्तगत दे्वष के कार� दजिर्भा की गई तथा कोई अपराध न
दशार्भाने वाली एफआईआर रद्द।

24 Rajesh Parashar v. State of H.P.
HPHC010560292024

HIGH COURT OF HIMACHAL

PRADESH

2025 शां�त भंग की कायर्भावाहिी में अ�त�रक्त साक्ष्य की
आवश्यकता मानकर रद्द करने से इनकार।

25 M/S Neeharika Infrastructure Pvt.
Ltd. v. State of Maharashtra
ESCR010002172021

SUPREME COURT OF INDIA 2021 एफआईआर रद्द करने की या�चका के लं�बत रहिने पर
�बना आधार '�गरफ्तारी नहिीं' के आदेश पर रोक।
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IV. मुकदमे का �ववर� 2 5  के स  फ़ाइ लें

01 Rajendra Pal v. State of Madhya Pradesh
HIGH COURT OF MADHYA PRADESH ·  2023-10-31 · MCRC/53890/2022

यहि मामला Section 482 of the Code of Criminal Procedure के तहित FIR को रद्द करने की या�चका से संबं�धत हिै। या�चकाकतार्भा पर

बलात्कार और धमकी देने का आरोप लगाया गया था। न्यायालय ने पाया �क FIR या�चकाकतार्भा की पत्नी द्वारा �शकायतकतार्भा के प�त के �खिलाफ दजिर्भा कराए

गए एक अन्य मामले का बदला लेने के �लए दुभार्भावनापू�र्भा इरादे से दायर की गई थी। इसके अ�त�रक्त, घ�ना की �रपो�र्भा करने में लंबी देरी और ठोस सबूतों

का अभाव इस मामले को सं�दग्ध बनाता हिै। न्यायालय ने State of Haryana v. Bhajan Lal में �नधार्भा�रत �दशा�नदर्देशों का पालन करते हुए इसे

प्र�तशोध की भावना से प्रे�रत मामला माना और या�चकाकतार्भा के �खिलाफ दजिर्भा FIR और सभी संबं�धत legal कायर्भावाहिी को रद्द कर �दया।

�न �र्च य न्यायालय ने पाया �क बलात्कार और धमकी के ये आरोप पू�र्भातः बदला लेने की भावना से दजिर्भा �कए गए थे। भजिन लाल �दशा�नदर्देशों, �वशेष
रूप से मागर्भाद�शर्चिका संख्या 7 (व्य�क्तगत रं�जिश और दुभार्भावना) के तहित, उच्च न्यायालय ने दजिर्भा झूठी एफआईआर को पूरी तरहि से रद्द कर �दया।

“In view of the aforesaid guidelines laid down by the Supreme Court especially guideline No.7, I have no

hesitation to say that it is completely a false case got registered just to create pressure so as to get the

dispute settled between the parties. It is otherwise a malicious prosecution initiated with ulterior motive

for wreaking vengeance. Thus, considering the overall circumstances existing in the case, I am of the

opinion that it is a fit case where the FIR can be quashed.”

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH · 2023 स्रोत MPHC010609882022

02 Vidrum Singhvi v. The State of Rajasthan
HIGH COURT OF RAJASTHAN ·  2013-02-26 · CRLMP/2946/2012

या�चकाकतार्भाओं ने Section 482, Cr.P.C. के तहित एक FIR को रद्द करने की मांग की थी जिो Bikaner के Mahila Thana में Sections 498-A,

406 और 323, IPC के तहित दजिर्भा की गई थी। या�चकाकतार्भाओं ने मुख्य रूप से क्षेत्रीय अ�धकार क्षेत्र (territorial jurisdiction) और झूठी FIR का

तकर्भा  �दया था। न्यायालय ने पाया �क संबं�धत �नचली अदालत में पहिले हिी charge-sheet दा�खिल की जिा चुकी हिै और या�चकाकतार्भा अदालत के समक्ष

पेश हिोने से बच रहिे हिैं। न्यायालय ने यहि माना �क मामले की मे�र� पर ��प्प�ी �कए �बना, इस चर� पर FIR को रद्द करने के �लए अपनी �न�हित श�क्तयों

(inherent powers) का उपयोग करना उ�चत नहिीं हिै। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने या�चका को खिा�रजि कर �दया।

�न �र्च य न्यायालय ने अ�भयुक्तों द्वारा �नचली अदालत के समक्ष �गरफ्तारी वारं� की अवहिेलना करने और चाजिर्भाशी� पहिले हिी दायर हिो जिाने के कार�

धारा 482 CrPC के तहित अंत�नर्चि�हित श�क्त के प्रयोग को अनुपयुक्त माना।

“I am convinced that this is not a case in which inherent powers of this Court should be exercised to

quash the FIR No.186/2012 of Mahila Thana, Bikaner particularly at this stage when the charge-sheet has

already been filed against all the accused petitioners in the lower court. It is also very pertinent to note

that all the accused- petitioners are being called by the lower court through warrant of arrest and the

accused-petitioners are determined not to give their presence in the trial court.”

HIGH COURT OF RAJASTHAN · 2013 स्रोत RJHC010544652012

IV · मुकदमे का �ववर�
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03 Choki Yani v. State of AP
GAUHATI HIGH COURT ·  2025-03-17 · CRL .PETN ./50/2025

यहि मामला एक आपरा�धक या�चका (Criminal Petition) से संबं�धत हिै, �जिसमें पक्षकारों ने अपने आपसी �ववाद को सुलझा �लया हिै। मूल FIR में

बलात्कार और मारपी� के गंभीर आरोप लगाए गए थे। हिालां�क, बाद में �शकायतकतार्भा और अन्य आरो�पयों के बीच समझौता हिो गया और उन्हिोंने न्यायालय

को सू�चत �कया �क वे अब शां�तपूवर्भाक रहि रहिे हिैं। माननीय न्यायालय ने अवलोकन �कया �क चूं�क �ववाद का �नप�ारा हिो चुका हिै, इस�लए मामले में

दोष�स�द्ध (conviction) की कोई संभावना नहिीं हिै। अत: न्यायालय ने Section 528 of the BNSS, 2023 के तहित अपनी अंत�नर्चि�हित श�क्तयों का

प्रयोग करते हुए संबं�धत आपरा�धक कायर्भावाहिी को रद्द (quash) कर �दया।

�न �र्च य न्यायालय ने धारा 528 BNSS के तहित अपनी अंत�नर्चि�हित श�क्तयों का प्रयोग �कया, क्यों�क दोनों पक्षों ने स्वेच्छा से अपने �ववादों को
सुलझा �लया था और आगे मुकदमे को जिारी रखिना कानूनी प्र�क्रिया का दुरुपयोग माना गया।

“since the parties have settled their disputes, this Court has reason to hold that there is no possibility of

future conviction in this case. Thus, allowing the criminal proceeding to continue before the trial court,

would be noting but an abuse of the process of the court.”

GAUHATI HIGH COURT · 2025 स्रोत GAHC040003972025

04 Vikash Kumar Sinha v. State of U.P. and Another
ALLAHABAD HIGH COURT ·  2025-08-18 · NA528/18751/2025

यहि मामला Section 528 BNSS के तहित आपरा�धक कायर्भावाहिी और चाजिर्भाशी� को रद्द करने की या�चका से संबं�धत हिै। या�चकाकतार्भा ने दावा �कया �क

यहि �ववाद मुख्य रूप से व्यावसा�यक हिै और उनके �खिलाफ मामला झूठा हिै। हिालां�क, न्यायालय ने पाया �क �नचली अदालत में पहिले हिी आरोप तय

(charge framing) �कए जिा चुके हिैं और अ�भयोजिन पक्ष के गवाहिों के बयान दजिर्भा हिोने के साथ हिी मुकदमे की कायर्भावाहिी शुरू हिो चुकी हिै। न्यायालय ने

स्था�पत कानूनी �सद्धांतों का हिवाला देते हुए कहिा �क इस चर� में तथ्यों की जिांच नहिीं की जिा सकती। समान प�र�स्थ�त वाले एक सहि-अ�भयुक्त की

या�चका पहिले हिी खिा�रजि की जिा चुकी हिै, इस�लए न्यायालय ने वतर्भामान आवेदन में कोई मे�र� न पाते हुए इसे खिा�रजि कर �दया।

�न �र्च य उच्च न्यायालय ने स्पष्ट �कया �क जिब मुकदमा शुरू हिो चुका हिो और �नचली अदालत के समक्ष गवाहिों के बयान दजिर्भा �कए जिा रहिे हिों, तो धारा

528 BNSS के तहित साक्ष्यों की सराहिना या �मनी-ट्रायल नहिीं �कया जिा सकता।

“The trial has already been commenced and statement of informant has been recorded before the trial

court. At this stage evidence of informant, led before the trial court, cannot be appreciated by this Court

as the same has to be considered by the trial court... The submissions raised by learned counsel for the

applicant call for determination on questions of fact, which may adequately be discerned / adjudicated

only by the trial court.”

ALLAHABAD HIGH COURT · 2025 स्रोत UPHC012506892025

05 Ashwani Gupta v. State of H.P.
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH ·  2025-07-07 · CRMMO/601/2023
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यहि मामला एक FIR को रद्द करने की या�चका से संबं�धत हिै, जिो IPC की धारा 504 और 506 तथा SC&ST Act की धारा 3(1)(s) के तहित दजिर्भा की गई

थी। या�चकाकतार्भा, जिो एक बैंक प्रबंधक हिैं, ने तकर्भा  �दया �क FIR पूरी तरहि से गलत हिै और प्र�तशोध के रूप में दजिर्भा की गई हिै क्यों�क उन्हिोंने ऋ� के �लए

एक अनु�चत मांग को अस्वीकार कर �दया था। या�चकाकतार्भा का दावा हिै �क FIR में लगाए गए आरोप SC&ST Act के तहित अपराध के �लए आवश्यक

तत्वों को पूरा नहिीं करते हिैं। उच्च न्यायालय ने मामले पर �वचार करते हुए कहिा �क जिांच के चर� में साक्ष्यों का सूक्ष्म मूल्यांकन नहिीं �कया जिा सकता और

य�द अपराध के तत्व मौजिूद हिैं, तो इसे ट्रायल को�र्भा द्वारा �नधार्भा�रत �कया जिाना चा�हिए।

�न �र्च य न्यायालय ने स्था�पत �कया �क भजिन लाल के �सद्धांतों के तहित रद्द करने की श�क्तयां बहुत सावधानी से लागू की जिानी चा�हिए। य�द प्रथम
दृष्टया आरोप �कसी संज्ञेय अपराध को जिन्म देते हिैं, तो �वस्तृत तथ्यों की �ववेचना का अ�धकार केवल ट्रायल को�र्भा को हिै।

“Where the allegations made in the first information report or the complaint, even if they are taken at

their face value and accepted in their entirety, do not prima facie constitute any offence or make out a

case against the accused. (2) Where the allegations in the first information report and other materials, if

any, accompanying the FIR do not disclose a cognizable offence, justifying an investigation by police

officers under Section 156(1) of the Code except under an order of a Magistrate”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH · 2025 स्रोत HPHC010205932023

06 B.N. John v. State of U.P.
SUPREME COURT OF INDIA ·  2025-01-01 ·  2025 INSC  4

यहि मामला एक हिॉस्�ल के मा�लक द्वारा अपने �खिलाफ चल रहिी आपरा�धक कायर्भावाहिी को रद्द करने की मांग से संबं�धत हिै। न्यायालय ने पाया �क

Section 186 of the IPC के तहित अपराध का संज्ञान लेने के �लए Section 195(1) of the CrPC के अनुसार संबं�धत लोक सेवक द्वारा न्या�यक

म�जिस्टे्र� को �ल�खित �शकायत देना अ�नवायर्भा हिै, जिो इस मामले में नहिीं �कया गया था। इसके अ�त�रक्त, न्यायालय ने माना �क FIR में Section 353 of

the IPC के तहित �कसी भी हिमले या आपरा�धक बल के प्रयोग का स्पष्ट उल्लेखि नहिीं था। इन आधारों पर, न्यायालय ने या�चकाकतार्भा के �खिलाफ चल रहिी

आपरा�धक कायर्भावाहिी को रद्द कर �दया।

�न �र्च य उच्चतम न्यायालय ने माना �क य�द �कसी �शकायत के �लए कानून में एक �वशेष प्र�क्रियात्मक बाधा (जिैसे CrPC की धारा 195 के तहित
�ल�खित �शकायत का अभाव) मौजिूद हिै, तो भजिन लाल के छठे �दशा�नदर्देश के तहित उस आपरा�धक कायर्भावाहिी को रद्द कर �दया जिाएगा।

“As per clause (6), if there is an express legal bar engrafted in any of the provisions of the CrPC or the

concerned Act under which the criminal proceedings is instituted, such proceeding can be quashed.”

SUPREME COURT OF INDIA · 2025 स्रोत ESCR010000022025

07 Petitioner v. Respondent
HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA ·  2017-12-18 · CRLP/9190/2016

यहि मामला Section 482 Cr.P.C. के तहित आपरा�धक कायर्भावाहिी को रद्द करने की या�चका से संबं�धत था। या�चकाकतार्भा पर Sections 504 और

506 IPC के तहित आरोप लगाए गए थे, जिो non-cognizable अपराध हिैं। न्यायालय ने पाया �क पु�लस ने Section 155(2) Cr.P.C. का उल्लंघन

करते हुए Magistrate से पूवर्भा अनुम�त �लए �बना हिी इन अपराधों की जिांच की थी। न्यायालय ने �न�र्भाय �दया �क पु�लस non-cognizable मामलों में

Magistrate के आदेश के �बना जिांच करने के �लए सक्षम नहिीं हिै। इस प्र�क्रियात्मक अ�नय�मतता को गंभीर मानते हुए, उच्च न्यायालय ने Magistrate
के समक्ष लं�बत कायर्भावाहिी को रद्द कर �दया।
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�न �र्च य जिब पु�लस ने �बना सक्षम म�जिस्टे्र� के आदेश के गैर-संज्ञेय अपराधों की जिांच की हिो, तो भजिन लाल मागर्भाद�शर्चिका 4 के अनुसार यहि कानूनी
प्र�क्रिया का स्पष्ट उल्लंघन हिै और ऐसी कायर्भावाहिी रद्द �कए जिाने योग्य हिै।

“when the procedure adopted by the police is irregular, the trial cannot be proceeded with by the

Magistrate since the police are incompetent. Therefore, the proceedings in C.C.No.20 of 2015 on the file of

the Judicial First Class Magistrate, Mahabubnagar, for the offences punishable under Sections 504 and

506 IPC are hereby quashed.”

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA · 2017 स्रोत HBHC010847732016

08 Hengo Bam v. The State of AP
GAUHATI HIGH COURT ·  2025-03-19 · CRL .PETN ./173/2024

यहि मामला Basar P.S. Case No.22/2024 से संबं�धत FIR को रद्द करने के �लए धारा 528 of the BNSS, 2023 के तहित दायर की गई एक

संयुक्त या�चका हिै। या�चकाकतार्भा पर दूसरी या�चकाकतार्भा के घर में घुसने और उसके साथ दुव्यर्भावहिार का प्रयास करने का आरोप था। हिालां�क, बाद में दोनों

पक्षों ने आपसी समझौता कर �लया और �शकायतकतार्भा ने FIR वापस लेने की इच्छा व्यक्त की। न्यायालय ने माना �क चूं�क पा��र्चियों के बीच समझौता हिो

गया हिै और अपराध �सद्ध हिोने की कोई संभावना नहिीं हिै, इस�लए आपरा�धक कायर्भावाहिी को जिारी रखिना न्यायालय की प्र�क्रिया का दुरुपयोग हिोगा।

तदनुसार, न्यायालय ने या�चका स्वीकार कर ली और संबं�धत FIR को रद्द कर �दया।

�न �र्च य पक्षों के मध्य सौहिादर्भापू�र्भा समझौते को देखिते हुए और प्रथम दृष्टया �कसी गंभीर अपराध की अनुप�स्थ�त में, अदालत ने धारा 528 BNSS के
तहित मामले को जिारी रखिना प्र�क्रिया का दुरुपयोग माना और एफआईआर रद्द कर दी।

“since the parties have decided not to proceed further with the case, in such a circumstance, allowing

such a criminal proceeding to continue before the trial court, would be noting but an abuse of the

process of the court. There is no possibility of future conviction in this case. This is a fit case for

exercising power under Section 528 of the BNSS, 2023.”

GAUHATI HIGH COURT · 2025 स्रोत GAHC040013652024

09 Prithi Chand & Ors. v. State of Himachal Pradesh & Ors.
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH ·  2025-07-30 · CRMMO/645/2025

यहि मामला FIR को रद्द करने की या�चका से संबं�धत हिै, �जिसमें या�चकाकतार्भाओं पर सहिकारी स�म�तयों के ऑ�ड� के दौरान धोखिाधड़ी, जिालसाजिी और

गबन का आरोप लगाया गया था। या�चकाकतार्भाओं ने तकर्भा  �दया �क उन्हिोंने गबन की गई रा�श जिमा कर दी हिै और पा��र्चियों के बीच समझौता हिो गया हिै,

इस�लए कायर्भावाहिी जिारी रखिना कानून की प्र�क्रिया का दुरुपयोग हिै। रा�य ने इसका �वरोध करते हुए कहिा �क गंभीर आपरा�धक आरोप हिोने के कार� रा�श

जिमा करने मात्र से या�चकाकतार्भा अपराध से मुक्त नहिीं हिो जिाते। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद कोई अं�तम �न�र्भाय नहिीं सुनाया, ब�ल्क आपरा�धक

कायर्भावाहिी को रद्द करने के �सद्धांतों और FIR में जिांच के दौरान हिस्तक्षेप न करने के कानूनी मानदंडों की व्याख्या की।

�न �र्च य उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों की �ववेचना और एफआईआर रद्द करने के भजिन लाल मामले के �वस्तृत न्यायशास्त्र की पुनरावृ�त्त की।
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“In the backdrop of the interpretation of the various relevant provisions of the Code under Chapter XIV

and of the principles of law enunciated by this Court in a series of decisions relating to the exercise of the

extraordinary power under Article 226 or the inherent powers under Section 482 of the Code... we give

the following categories of cases by way of illustration wherein such power could be exercised”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH · 2025 स्रोत HPHC010411952025

10 Vishesh Aggarwal & Ors. v. State of NCT of Delhi & Anr.
HIGH COURT OF DELHI ·  2023-11-24 · CRL .M .C ./2520/2023

यहि मामला FIR को रद्द करने की या�चका से संबं�धत हिै, �जिसमें आरोप हिै �क या�चकाकतार्भाओं ने जिबरन वसूली (extortion) के उदे्दश्य से �शकायतकतार्भा

और उसके कमर्भाचारी पर शारी�रक हिमला �कया। या�चकाकतार्भाओं ने तकर्भा  �दया �क पक्षों के बीच समझौता हिो गया हिै, इस�लए कायर्भावाहिी बंद कर दी जिानी

चा�हिए। हिालां�क, न्यायालय ने इस तकर्भा  को खिा�रजि कर �दया। अदालत ने कहिा �क Section 384 of the IPC (extortion) जिैसे गंभीर अपराधों में,

जिहिां सावर्भाजि�नक �हित शा�मल हिो, केवल आपसी समझौते के आधार पर FIR को रद्द नहिीं �कया जिा सकता। न्यायालय ने Bhajan Lal और अन्य �न�र्भायों

का हिवाला देते हुए कहिा �क जिांच अभी चल रहिी हिै और प्रथम दृष्टया अपराध बनता हिै, इस�लए हिस्तक्षेप करने का कोई आधार नहिीं हिै। तदनुसार, या�चका

खिा�रजि कर दी गई।

�न �र्च य गंभीर सामा�जिक प्रभाव वाले या लोक �हित को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधों में केवल �नजिी समझौते के आधार पर धारा 482 CrPC के
तहित राहित नहिीं दी जिा सकती।

“Considering the facts and circumstances of the present case, this Court finds that the present case is not

covered under the principles laid down in the case of Bhajan Lal (Supra), as the case in hand does not fall

within the criteria mentioned in the said case.”

HIGH COURT OF DELHI · 2023 स्रोत DLHC010129982023

11 Gagandeep Singh v. State of H.P.
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH ·  2025-06-23 · CRMMO/338/2024

यहि मामला HPGST/CGST Act और IGST Act के तहित दजिर्भा एक �शकायत को रद्द करने की मांग से संबं�धत हिै। या�चकाकतार्भाओं पर फजिर्ती फमर्मों के

माध्यम से इनपु� �ैक्स के्रि�ड� (ITC) का दावा करके भारी कर चोरी करने का आरोप लगाया गया था। या�चकाकतार्भाओं ने तकर्भा  �दया �क संबं�धत कानूनों में

�गरफ्तारी, जिांच और �शकायत दजिर्भा करने के प्रावधान स्पष्ट नहिीं हिैं और ये धाराए ँअसंवैधा�नक हिैं। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट �कया �क Section 4(2) और

Section 5 of the Cr.P.C. के तहित, GST कानूनों के अंतगर्भात कायर्भावाहिी पर Cr.P.C. के प्रावधान लागू हिोते हिैं। न्यायालय ने पाया �क प्रथम दृष्टया

अपराध बनता हिै और या�चका को खिा�रजि कर �दया।

�न �र्च य न्यायालय ने माना �क चूं�क संबं�धत अ�ध�नयमों के अंतगर्भात प्रथम दृष्टया अपराध बनता हिै, इस�लए धारा 482 CrPC / भजिन लाल
�दशा�नदर्देशों का लाभ देकर मामले को शुरुआत में हिी �नरस्त नहिीं �कया जिा सकता।

“Where the allegations made in the first information report or the complaint, even if they are taken at

their face value and accepted in their entirety do not prima facie constitute any offence or make out a

case against the accused.”
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH · 2025 स्रोत HPHC010147632024

12 Ena Sharma v. State of Himachal Pradesh
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH ·  2025-06-26 · CRMMO/242/2023

यहि मामला Copyright Act, 1957 की Section 63 के तहित दजिर्भा एक FIR को रद्द करने की या�चका से संबं�धत हिै। या�चकाकतार्भा पर आरोप था �क

उसने प्र�तवादी की अनुम�त के �बना उसके शोध पत्र की छ�वयों और सामग्रिी का उपयोग एक अन्य जिनर्भाल में �कया। या�चकाकतार्भा ने तकर्भा  �दया �क यहि �ववाद

मुख्य रूप से एक वैवा�हिक �ववाद का प�र�ाम हिै और सामग्रिी का उपयोग �कसी कॉपीराइ� का उल्लंघन नहिीं करता हिै, क्यों�क वहि स्वयं शोध का �हिस्सा

थी। न्यायालय ने �रकॉडर्भा और संबं�धत पक्षों की दलीलों पर �वचार �कया। हिालां�क, प्रदान �कए गए पाठ में अं�तम आदेश का �ववर� अधूरा हिै, ले�कन यहि

स्पष्ट हिै �क �ववाद शोध पत्रों के लेखिकत्व और कॉपीराइ� स्वा�मत्व के दावों के इदर्भा-�गदर्भा कें �द्रत हिै।

�न �र्च य मामले में अंत�नर्चि�हित श�क्तयों के दायरे तथा भजिन लाल �सद्धांतों की सीमाओं का �वस्तारपूवर्भाक �ववेचन �कया गया।

“In the backdrop of the interpretation of the various relevant provisions of the Code under Chapter XIV

and of the principles of law enunciated by this Court in a series of decisions relating to the exercise of the

extraordinary power under Article 226 or the inherent powers under Section 482 of the Code”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH · 2025 स्रोत HPHC010027602023

13 State of Odisha v. Pratima Mohanty
SUPREME COURT OF INDIA ·  2021-12-11 ·  2021 INSC  872

यहि मामला Bhubaneswar Development Authority (BDA) के लोक सेवकों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करके सरकारी भूखिंडों को अपने

�रश्तेदारों को कम दरों पर आवं��त करने के आरोपों से संबं�धत हिै। इन पर Section 120B IPC और Prevention of Corruption Act, 1988 के

प्रावधानों के तहित आपरा�धक सा�जिश और कदाचार का आरोप था। उच्च न्यायालय ने कुछ आरो�पयों के �खिलाफ आपरा�धक कायर्भावाहिी को Section

482 Cr.P.C. के तहित यहि कहिकर रद्द कर �दया था �क उनके �खिलाफ पयार्भाप्त सामग्रिी नहिीं हिै। सवर्वोच्च न्यायालय ने इस �न�र्भाय को पल� �दया और कहिा �क

उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों की �वस्तृत जिांच करके 'mini-trial' �कया हिै, जिो अनु�चत हिै। को�र्भा ने स्पष्ट �कया �क जिांच एजिेंसी द्वारा charge-sheet
दा�खिल �कए जिाने के बाद, ऐसे गंभीर आरोपों में कायर्भावाहिी को रद्द करना सहिी नहिीं हिै।

�न �र्च य सवर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट �कया �क साक्ष्यों की सत्यता जिांचने और �वस्तृत गवाहिी का �वश्लेष� करने का अ�धकार केवल ट्रायल को�र्भा के
पास हिै। धारा 482 के तहित कायर्भावाहिी रद्द करना एक अपवाद हिोना चा�हिए, न �क सामान्य �नयम।

“At the stage of discharge and/or considering the application under Section 482 Cr.P.C. the courts are not

required to go into the merits of the allegations and/or evidence in detail as if conducting the mini-trial.

As held by this Court the powers under Section 482 Cr.P.C. is very wide, but conferment of wide power

requires the court to be more cautious.”

SUPREME COURT OF INDIA · 2021 स्रोत ESCR010005312021

14 V.V.S. Rama Sharma & Ors. v. State of U.P. & Ors.
SUPREME COURT OF INDIA ·  2009-04-15 ·  2009 INSC  508
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यहि मामला LIC अ�धका�रयों के �खिलाफ दजिर्भा एक FIR को रद्द करने से संबं�धत हिै। अ�धका�रयों पर आरोप था �क उन्हिोंने उत्तर प्रदेश के बाहिर के स्�ाम्प

�वके्रिताओं से बीमा स्�ाम्प खिरीदकर रा�य सरकार को राजिस्व की हिा�न पहुंचाई हिै, �जिसके �लए उन पर Sections 420 और 409 of the Indian

Penal Code तथा Sections 64 और 69 of the Stamp Act के तहित मामला दजिर्भा �कया गया था। या�चकाकतार्भाओं ने तकर्भा  �दया �क स्�ाम्प खिरीद

पर ऐसी कोई कानूनी रोक नहिीं हिै।

�न �र्च य जिब �शकायत के तथ्यों को पूरी तरहि स्वीकार करने पर भी कानूनन कोई अपराध प्रद�शर्चित नहिीं हिोता, तो न्यायालय को अ�भयुक्तों के उत्पीड़न
को रोकने के �लए एफआईआर �नरस्त कर देनी चा�हिए।

“A complaint can be quashed where the allegations made in the complaint, even if they are taken at their

face value and accepted in their entirety, do not prima facie constitute any offence or make out the case

alleged against the accused. For this purpose, the complaint has to be examined as a whole, but without

examining the merits of the allegations.”

SUPREME COURT OF INDIA · 2009 स्रोत ESCR010008782009

15 Sofik Ali and 6 Ors. v. State of Assam
GAUHATI HIGH COURT ·  2025-04-09 · CRL .PET ./440/2025

यहि मामला एक दुखिद दुघर्भा�ना से संबं�धत हिै जिहिाँ गुवाहिा�ी में एक इमारत में मरम्मत कायर्भा के दौरान ईं� �गरने से एक 8 वषर्तीय बच्ची की मृत्यु हिो गई थी।

पु�लस ने Section 105 of the BNS, 2023 के तहित FIR दजिर्भा की थी। या�चकाकतार्भाओं (�जिसमें मजिदूर और इमारत के पदा�धकारी शा�मल हिैं) and
पी�ड़ता की माँ ने आपस में समझौता कर �लया था और इसे एक अनजिाने में हुई दुघर्भा�ना माना। उच्च न्यायालय ने माना �क घ�ना स्पष्ट रूप से लापरवाहिी

का मामला हिै और इसे Section 106 of the BNS, 2023 के तहित देखिा जिाना चा�हिए था। पक्षों के बीच समझौते को देखिते हुए, न्यायालय ने Section

528 of the BNSS, 2023 के तहित अपनी �न�हित श�क्तयों का प्रयोग करते हुए FIR को रद्द कर �दया।

�न �र्च य एक शुद्ध दुघर्भा�ना (accidental occurrence) को आपरा�धक रूप �दए जिाने तथा दोनों पक्षों में सुलहि हिो जिाने पर न्यायालय ने धारा 528

BNSS के तहित अपनी श�क्तयों का �ववेकपू�र्भा प्रयोग करते हुए एफआईआर को �नरस्त कर �दया।

“Under the given circumstances, this Court is of the opinion that there is no possibility of conviction of

any person in the said criminal proceeding. Therefore, allowing such a proceeding to continue before the

trial court would be nothing but an abuse of the process of the court. This is a fit case for exercising

power under Section 528 of the BNSS, 2023.”

GAUHATI HIGH COURT · 2025 स्रोत GAHC010077002025

16 Pramod Sah v. State of H.P.
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH ·  2025-06-30 · CRMMO/528/2025

यहि मामला Section 420 of the IPC के तहित दजिर्भा एक FIR को रद्द करने की या�चका से संबं�धत हिै। या�चकाकतार्भा, Pramod Sah, पर आरोप था

�क उसने सेब की फसल खिरीदने के बाद भुगतान नहिीं �कया। या�चकाकतार्भा ने तकर्भा  �दया �क मामले में समझौता हिो गया हिै, इस�लए FIR को रद्द �कया जिाना

चा�हिए। हिालां�क, न्यायालय ने पाया �क Section 420 of the IPC के तहित अपराध Section 320 of the Cr.P.C. के अंतगर्भात समझौते योग्य

(compoundable) हिै। न्यायालय ने यहि स्था�पत �कया �क जिब कानून में कोई �व�शष्ट प्रावधान उपलब्ध हिो, तो High Court को अपनी अंत�नर्चि�हित

श�क्तयों (inherent powers) का उपयोग नहिीं करना चा�हिए। तदनुसार, न्यायालय ने या�चका को खिा�रजि कर �दया और या�चकाकतार्भा को Trial

Court के समक्ष समझौता करने का �नदर्देश �दया।
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�न �र्च य य�द अ�भयुक्त के पास कानून के तहित अपनी �शकायत के समाधान के �लए पहिले से हिी एक �व�शष्ट वैक�ल्पक वैधा�नक मागर्भा (जिैसे ट्रायल

को�र्भा के समक्ष अपराध का शमन/compounding) उपलब्ध हिै, तो धारा 482 CrPC/528 BNSS की अंत�नर्चि�हित श�क्तयों का प्रयोग नहिीं �कया
जिा सकता।

“Where there is an express legal bar engrafted in any of the provisions of the Code or the concerned Act

(under which a criminal proceeding is instituted) to the institution and continuance of the proceedings

and/or where there is a specific provision in the Code or the concerned Act, providing efficacious redress

for the grievance of the aggrieved party.”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH · 2025 स्रोत HPHC010320312025

17 Apoorva Arora & Anr. v. State (Govt. of NCT of Delhi) & Anr.
SUPREME COURT OF INDIA ·  2024-03-19 ·  2024 INSC  223

यहि मामला 'College Romance' वेब-सीरीज़ में प्रयुक्त अभद्र भाषा और अपशब्दों के �लए धारा 67 और 67A of the Information

Technology Act के तहित FIR दजिर्भा करने के �खिलाफ था। �नचली अदालतों ने इन अपशब्दों को अश्लील माना था। सुप्रीम को�र्भा ने स्पष्ट �कया �क केवल

अश्लीलता या अभद्र भाषा का हिोना 'obscenity' नहिीं हिै। न्यायालय ने कहिा �क अश्लीलता का परीक्ष� यहि हिै �क क्या सामग्रिी कामुक भावनाओं को

उत्ते�जित करती हिै या मन को भ्रष्ट करती हिै। चूं�क वेब-सीरीज़ का संदभर्भा कॉलेजि जिीवन के युवाओं का था और इन शब्दों का प्रयोग गुस्से या भावनाओं को

व्यक्त करने के �लए �कया गया था, न �क यौन उत्तेजिना के �लए, इस�लए यहि अश्लीलता की प�रभाषा में नहिीं आता। तदनुसार, न्यायालय ने FIR को

खिा�रजि कर �दया।

�न �र्च य न्यायालयों को एफआईआर या �शकायत को तब अवश्य रद्द कर देना चा�हिए जिब उसमें लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया (on face value)
�कसी भी अपराध की शतर्मों को पूरा नहिीं करते हिैं।

“It is settled that a court must exercise its jurisdiction to quash an FIR or criminal complaint when the

allegations made therein, taken prima facie, do not disclose the commission of any offence.”

SUPREME COURT OF INDIA · 2024 स्रोत ESCR010001992024

18 Rajendra v. State of U.P.
ALLAHABAD HIGH COURT ·  2025-04-06 · NA528/11013/2025

यहि मामला Criminal Procedure के तहित कायर्भावाहिी को रद्द करने (quashing of proceedings) से संबं�धत था। आवेदकों ने तकर्भा  �दया �क FIR

दे्वषपू�र्भा हिै और एक जिवाबी कारर्भावाई (counter blast) के रूप में दजिर्भा की गई हिै। न्यायालय ने पाया �क पी�ड़त को गंभीर चो�ें आई थीं और FIR में लगाए

गए आरोप प्रथम दृष्टया (prima facie) एक अपराध का गठन करते हिैं। न्यायालय ने स्पष्ट �कया �क Section 528 BNSS के तहित साक्ष्यों की सराहिना

और तथ्यों के �ववादों का �नप�ारा नहिीं �कया जिा सकता, यहि कायर्भा Trial Court का हिै। तदनुसार, न्यायालय ने आवेदकों की या�चका को खिा�रजि कर

�दया और कायर्भावाहिी जिारी रखिने का �नदर्देश �दया।

�न �र्च य तथ्य-आधा�रत दावों की �वश्वसनीयता और सत्यता का परीक्ष� धारा 528 BNSS के सी�मत दायरे में संभव नहिीं हिै, �वशेष रूप से जिब गंभीर
चो�ें और प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध हिों।
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“Adjudication of questions of facts and appreciation of evidence or examining the reliability and

credibility of the version, does not fall within the arena of jurisdiction under Section - 528 B.N.S.S. The

application under Section - 528 B.N.S.S. lacks merit and thus, liable to be dismissed.”

ALLAHABAD HIGH COURT · 2025 स्रोत UPHC011477852025

19 Mohinder Singh v. Chunni Lal Negi
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH ·  2025-06-06 · CRMMO/448/2025

यहि मामला Section 138 of the Negotiable Instruments Act के तहित लं�बत आपरा�धक कायर्भावाहिी को रद्द करने की या�चका से संबं�धत हिै।

या�चकाकतार्भा ने तकर्भा  �दया �क मूल �शकायतकतार्भा की मृत्यु के बाद, Section 256 of the Cr.P.C. के तहित कायर्भावाहिी स्वतः समाप्त हिो जिानी चा�हिए थी।

न्यायालय ने सवर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का हिवाला देते हुए इस तकर्भा  को खिा�रजि कर �दया और स्पष्ट �कया �क �शकायतकतार्भा की मृत्यु हिोने पर मामले को

खिा�रजि करना अ�नवायर्भा नहिीं हिै। म�जिस्टे्र� के पास यहि �ववेक हिै �क वहि कानूनी उत्तरा�धका�रयों को अ�भयोजिन जिारी रखिने की अनुम�त दे सकता हिै।

तदनुसार, न्यायालय ने कायर्भावाहिी रद्द करने की या�चका को खिा�रजि कर �दया।

�न �र्च य न्यायालय ने स्पष्ट �कया �क �शकायतकतार्भा की मृत्यु मात्र से धारा 138 एनआई एक्� का आपरा�धक मामला �नरस्त नहिीं हिो जिाता, ब�ल्क
म�जिस्टे्र� के �ववेक पर �नभर्भार करता हिै।

“Where there is an express legal bar engrafted in any of the provisions of the Code or the concerned Act

(under which a criminal proceeding is instituted) to the institution and continuance of the proceedings

and/or where there is a specific provision in the Code or the concerned Act, providing efficacious

redress”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH · 2025 स्रोत HPHC010297092025

20 Ravi Dev v. State of Uttarakhand
HIGH COURT OF UTTARAKHAND ·  2024-11-21 · WPCRL/249/2024

यहि मामला 2012 में एक संप�त्त �ववाद के दौरान हुई �हिर्चिसा से संबं�धत हिै। या�चकाकतार्भाओं ने अपने �वरुद्ध दायर चाजिर्भा-शी� और दंडा�धकारी द्वारा जिारी

सम्मन आदेश को रद्द करने की मांग की थी। �ववाद 11 अक्�ूबर 2012 को Dehradun �स्थत एक संप�त्त पर कब्जिे को लेकर हुआ था, जिहिाँ VHP के

कायर्भाकतार्भाओं और �शकायतकतार्भा के प�रवार के बीच झड़प हिो गई थी। या�चकाकतार्भाओं का तकर्भा  था �क यहि FIR प्र�तशोध में दजिर्भा की गई थी और पु�लस ने

�नष्पक्ष जिांच नहिीं की। न्यायालय ने इन तीन या�चकाओं को एक साथ सुना क्यों�क वे एक हिी घ�ना से उत्पन्न हुए थे। चूँ�क मामले का अं�तम �न�र्भाय उपलब्ध

नहिीं हिै, यहि स्पष्ट हिै �क या�चकाकतार्भा सम�नर्चिग आदेश में न्या�यक �ववेक की कमी और जिांच में पक्षपात का आरोप लगा रहिे थे।

�न �र्च य न्यायालय ने स्पष्ट �कया �क जिब �शकायत के आधार पर कोई अपराध ग�ठत हिी न हिो, तभी तथ्यों की समीक्षा करके एफआईआर रद्द की जिा
सकती हिै।

“Authority of the court exists for advancement of justice and if any attempt is made to abuse that

authority so as to produce injustice, the court has power to prevent such abuse. It would be an abuse of

the process of the court to allow any action which would result in injustice and prevent promotion of

justice.”

HIGH COURT OF UTTARAKHAND · 2024 स्रोत UKHC010033642024
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21 Shiv Prakash Singh v. State of U.P.
ALLAHABAD HIGH COURT ·  2025-07-03 · NA528/17508/2025

यहि मामला Section 528 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) के तहित आपरा�धक कायर्भावाहिी को रद्द करने की मांग से

संबं�धत हिै। आवेदकों ने तकर्भा  �दया �क उनके और �शकायतकतार्भा के बीच एक �डग्रिी कॉलेजि के प्रबंधन को लेकर पुराना �ववाद हिै, और यहि मामला दे्वषपू�र्भा

तरीके से दजिर्भा �कया गया हिै। दूसरी ओर, अ�भयोजिन पक्ष ने मे�डकल �रपो�र्भा और गवाहिों के बयानों के आधार पर अपराध के घ��त हिोने का दावा �कया।

न्यायालय ने माना �क इन �ववादों में तथ्यों का �नधार्भार� और साक्ष्यों का मूल्यांकन ट्रायल को�र्भा द्वारा �कया जिाना चा�हिए, न �क Section 528 BNSS के
तहित। तदनुसार, न्यायालय ने आपरा�धक कायर्भावाहिी को रद्द करने से इनकार कर �दया और आवेदन को खिा�रजि कर �दया।

�न �र्च य भले हिी पक्षों के बीच पुरानी रं�जिश और मुकदमेबाजिी हिो, ले�कन य�द �च�कत्सा साक्ष्य एवं प्रत्यक्षदशर्ती �कसी शारी�रक �हिर्चिसा की घ�ना का

समथर्भान करते हिैं, तो धारा 528 BNSS के तहित मामला रद्द नहिीं हिोगा।

“The submissions raised by learned counsel for the applicants call for determination on questions of fact,

which may adequately be discerned / adjudicated only by the trial court. Even the submissions made on

point of law can also be more appropriately gone into by the trial court. Adjudication of questions of facts

and appreciation of evidence or examining the reliability and credibility of the version, does not fall

within the arena of jurisdiction under Section 528 BNSS.”

ALLAHABAD HIGH COURT · 2025 स्रोत UPHC012431522025

22 Vijay Kumar Ghai v. The State of West Bengal
SUPREME COURT OF INDIA ·  2022-03-22 ·  2022 INSC  326

यहि मामला �नवेश संबंधी �ववाद के बारे में हिै जिहिाँ Respondent No. 2 ने �नवेश के बदले शेयर न �मलने और IPO न आने पर Appellants के �वरुद्ध

आपरा�धक कायर्भावाहिी शुरू की। न्यायालय ने स्पष्ट �कया �क केवल सं�वदा का उल्लंघन (breach of contract) आपरा�धक मामला नहिीं बनाता;

धोखिाधड़ी या बेईमानी का इरादा �सद्ध हिोना अ�नवायर्भा हिै। इस मामले में, न्यायालय ने पाया �क शुरुआती स्तर से हिी कोई भी कप�पू�र्भा इरादा नहिीं था। इसके

अ�त�रक्त, �शकायतकतार्भा का अलग-अलग स्थानों पर FIR दजिर्भा करने का तरीका दे्वषपू�र्भा पाया गया, �जिसका उदे्दश्य केवल Appellants को परेशान करना

था। तदनुसार, न्यायालय ने Section 406, 420 और 120B IPC के तहित चल रहिी आपरा�धक कायर्भावाहिी को रद्द कर �दया।

�न �र्च य वा����यक �ववाद को जिानबूझकर आपरा�धक मुकदमा बनाकर अ�भयुक्तों के उत्पीड़न के हि�थयार के रूप में उपयोग करना प्र�क्रिया का
दुरुपयोग हिै, �जिसे सवर्वोच्च न्यायालय ने भजिन लाल गाइडलाइन 7 के तहित �नरस्त कर �दया।

“Where a criminal proceeding is manifestly attended with mala fide and/or where the proceeding is

maliciously instituted with an ulterior motive for wreaking vengeance on the accused and with a view to

spite him due to private and personal grudge... the High Court in its inherent powers is designed to

achieve a salutary public purpose which is that a court proceeding ought not to be permitted to

degenerate into a weapon of harassment or persecution.”

SUPREME COURT OF INDIA · 2022 स्रोत ESCR010000712022

23 Sanjay Kumar Trivedi v. State of Chhattisgarh
HIGH COURT OF CHHATTISGARH ·  2025-09-16 · CRMP/858/2023

भार त  में  झू ठी ए फ आ ई आ र  के  �खि लाफ  उ प ल ब्ध  कानू नी उ पाय :  बीए न ए स ए … IV · मु क दि मे  का �व व रि �

VITARK �व �ध क  �र स चर्भा  ·  गोप नीय 16 / 18



यहि मामला FIR संख्या 68/2018 को रद्द करने के �लए दायर या�चका से संबं�धत हिै। या�चकाकतार्भा, जिो उस समय एक कॉलेजि के �प्रर्चि�सपल थे, पर परीक्षा

प्र�क्रिया में धांधली का आरोप लगाया गया था क्यों�क प्र�तवादी संख्या 2 की पत्नी का चयन नहिीं हिो पाया था। न्यायालय ने पाया �क कई �वभागीय जिांचों में

या�चकाकतार्भा के �खिलाफ कोई कदाचार नहिीं पाया गया और वहि चयन स�म�त का �हिस्सा भी नहिीं थे। न्यायालय ने माना �क FIR प्र�तवादी संख्या 2 की

व्य�क्तगत नाराजिगी से प्रे�रत थी और इसमें कोई संज्ञेय अपराध नहिीं बनता हिै। अंततः, न्यायालय ने State of Haryana v. Bhajan Lal के �सद्धांतों

का पालन करते हुए कानून की प्र�क्रिया के दुरुपयोग को रोकने के �लए या�चकाकतार्भा के �खिलाफ दजिर्भा FIR को रद्द कर �दया।

�न �र्च य न्यायालय ने धारा 528 BNSS (पूवर्भावतर्ती 482 CrPC) के तहित कायर्भावाहिी को रद्द �कया, यहि पाते हुए �क परीक्षा में धांधली की �शकायत
केवल व्य�क्तगत कंुठा का नतीजिा थी और इसमें कोई भी संज्ञेय अपराध नहिीं बनता था।

“The entire basis of the FIR stems from the grievance of non-applicant No. 2 regarding non-selection of

his wife, which cannot be the foundation of criminal prosecution... even if the allegations are taken at

their face value, no prima facie offence is made out against the applicant. Continuation of the

proceedings would amount to harassment and abuse of the process of law.”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH · 2025 स्रोत CGHC010121432023

24 Rajesh Parashar v. State of H.P.
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH ·  2025-05-28 · CRMMO/1103/2024

यहि मामला या�चकाकतार्भा द्वारा Sub Divisional Magistrate (SDM), Gagret के समक्ष लं�बत कायर्भावाहिी को रद्द करने की मांग से संबं�धत हिै, जिो

Sections 107 और 150 of the Code of Criminal Procedure के तहित शां�त भंग करने के आरोपों पर शुरू की गई थी। या�चकाकतार्भा ने तकर्भा

�दया �क �ववाद पूरी तरहि से �स�वल प्रकृ�त का हिै और प्र�तवादी ने व्य�क्तगत रं�जिश के कार� यहि �शकायत दजिर्भा कराई हिै। न्यायालय ने स्था�पत कानूनी

�सद्धांतों का हिवाला देते हुए कहिा �क Section 482 of the Code of Criminal Procedure के तहित कायर्भावाहिी को केवल तभी रद्द �कया जिा

सकता हिै जिब �शकायत के तथ्यों को �यों का त्यों मानने पर भी कोई अपराध न बनता हिो। चूं�क इस मामले में अ�त�रक्त साक्ष्यों की आवश्यकता थी और

ट्रायल को�र्भा के समक्ष कायर्भावाहिी लं�बत थी, न्यायालय ने हिस्तक्षेप करने से इनकार कर �दया और या�चका खिा�रजि कर दी।

�न �र्च य न्यायालय ने माना �क शां�त भंग की कायर्भावा�हियों में य�द अ�त�रक्त साक्ष्य की आवश्यकता हिो, तो धारा 482 CrPC के तहित सीधा हिस्तक्षेप
करना सहिी नहिीं हिै।

“In the backdrop of the interpretation of the various relevant provisions of the Code under Chapter XIV

and of the principles of law enunciated by this Court in a series of decisions relating to the exercise of the

extraordinary power under Article 226 or the inherent powers under Section 482 of the Code... we give

the following categories of cases by way of illustration wherein such power could be exercised”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH · 2025 स्रोत HPHC010560292024

25 M/S Neeharika Infrastructure Pvt. Ltd. v. State of Maharashtra
SUPREME COURT OF INDIA ·  2021-04-13 ·  2021 INSC  253

यहि मामला Criminal Procedure Code (CrPC) की धारा 482 और Constitution of India के अनुचे्छद 226 के तहित FIR रद्द करने की

या�चकाओं के दौरान �नचली अदालतों द्वारा �दए जिाने वाले 'blanket interim orders' के संबंध में हिै। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट �कया �क पु�लस को

संज्ञेय अपराधों की जिांच करने का वैधा�नक अ�धकार और कतर्भाव्य हिै, और न्यायालयों को जिांच के शुरुआती चर�ों में अनावश्यक हिस्तक्षेप नहिीं करना

चा�हिए। 'No coercive steps' जिैसे आदेश �बना ठोस कार�ों के नहिीं �दए जिाने चा�हिए, क्यों�क यहि जिांच प्र�क्रिया में बाधा डालते हिैं। य�द आरोपी को

भार त  में  झू ठी ए फ आ ई आ र  के  �खि लाफ  उ प ल ब्ध  कानू नी उ पाय :  बीए न ए स ए … IV · मु क दि मे  का �व व रि �

VITARK �व �ध क  �र स चर्भा  ·  गोप नीय 17 / 18



�गरफ्तारी का भय हिै, तो उसे CrPC की धारा 438 के तहित अ�ग्रिम जिमानत का �वकल्प अपनाना चा�हिए। न्यायालय ने हिाई को�र्भा के आदेश को रद्द करते हुए

कहिा �क जिांच पूरी हिोने तक ऐसी अंत�रम सुरक्षा असाधार� मामलों में हिी दी जिानी चा�हिए।

�न �र्च य सवर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कानूनी सीमा तय की �क एफआईआर रद्द करने की या�चका दायर करने मात्र से उच्च न्यायालय को "कोई
दंडात्मक कारर्भावाई न करने" या "�गरफ्तारी न करने" के अंत�रम आदेशों की झड़ी नहिीं लगानी चा�हिए। ऐसे मामलों में अ�भयुक्त के पास अ�ग्रिम
जिमानत का �व�शष्ट मागर्भा हिमेशा उपलब्ध रहिता हिै।

“Still in case a person is apprehending his arrest in connection with an FIR disclosing cognizable offence,

as observed hereinabove, he has a remedy to apply for anticipatory bail under Section 438 Cr.P.C...

blanket interim order of not to arrest or 'no coercive steps' cannot be passed mechanically and in a

routine manner.”

SUPREME COURT OF INDIA · 2021 स्रोत ESCR010002172021

अ स्वीक रि �

यहि मेमो Vitark AI द्वारा सावर्भाजि�नक रूप से उपलब्ध �न�र्भायों और उपयोगकतार्भा के प्रश्न के आधार पर तैयार �कया गया हिै। यहि केवल �रसचर्भा सहिायता के �लए हिै और

कानूनी सलाहि (legal advice) नहिीं हिै। �कसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करने से पहिले सभी case citations, holdings और

quotations को मूल �न�र्भाय (source judgment) के �वरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्या�पत �कया जिाना चा�हिए।

भार त  में  झू ठी ए फ आ ई आ र  के  �खि लाफ  उ प ल ब्ध  कानू नी उ पाय :  बीए न ए स ए … IV · मु क दि मे  का �व व रि �

VITARK �व �ध क  �र स चर्भा  ·  गोप नीय 18 / 18


	भारत में झूठी एफआईआर के खिलाफ उपलब्ध कानूनी उपाय: बीएनएसएस की धारा 528 (पूर्व धारा 482 सीआरपीसी), भजन लाल दिशानिर्देश, अग्रिम जमानत और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के खिलाफ कार्रवाई का विश्लेषण
	भजन लाल दिशानिर्देशों के तहत एफआईआर को रद्द करना
	नागरिक/व्यावसायिक विवाद को आपराधिक रूप देने के खिलाफ उपाय
	पक्षों के बीच समझौते के आधार पर रद्द करना
	अग्रिम जमानत का विकल्प
	झूठे साक्ष्य गढ़ने पर दंडात्मक कार्रवाई


